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विषय:
खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता
164. 
डा० टी० एन० सीमा
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या देश में तमाम वर्षों में खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 
खाद्यान्न की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता में वृद्घि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) 
क्‍या प्रति-व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में भारी गिरावट हो रही है;

(घ) 
यदि हां, तो इसके कारणों सहित विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) 
राज्यों के सहयोग से भविष्य में ऐसी गिरावट पर रोक लगाने तथा प्रति-व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री तारिक अनवर)
(क) से (ड़.):
वर्ष 2000, 2005 तथा 2010-12 के लिए खाद्यान्‍नों की प्रति व्‍यक्‍ति निवल 
उपलब्‍धता नीचे दी गई है:
                                               (ग्रा०/दिन)
	वर्ष
	खाद्यान्‍नों की प्रति व्‍यक्‍ति निवल उपलब्‍धता

	2000
	454.4

	2005
	422.4

	2010
	437.1

	2011
	453.6

	2012(पी)
	449.9






(पी): अनंतिम
* निवल उपलब्‍धता = सकल उत्‍पादन(-) बीज, चारा तथा छीजन (-) निर्यात (+) आयात (+/-) भंडार में परिवर्तन।
निवल प्रतिव्‍यक्‍ति उपलब्‍धता में उतार-चढ़ाव का मुख्‍य कारण मौसम परिस्‍थितियों में परिवर्तन, बढ़ती आबादी, भंडार में परिवर्तन आदि के कारण उत्‍पादन में हुआ उतार-चढ़ाव है।

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए खाद्यान्नों का प्रतिव्‍यक्‍ति उत्‍पादन नीचे दिया है।
                                                 (ग्रा०/दिन)
	वर्ष
	खाद्यान्नों का प्रति व्‍यक्‍ति उत्‍पादन

	2009-10
	503.9

	2010-11
	557.3

	2011-12
	585.5

	2012-13 
(चौथे अग्रिम अनुमान)
	569.4


खाद्यान्‍नों के उत्‍पादन में उतार-चाढ़ाव, मौसम परिस्‍थितियों में उतार-चाढ़व सहित अनेकों 
कारकों पर निर्भर करता है।
सरकार चावल, गेहूं तथा अन्‍य फसलों के उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्‍य से विभिन्‍न कार्यक्रमों/योजनाओं को क्रियान्‍वित करती हैं जैसे राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) आदि। इसके अतिरिक्‍त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों (एसएयू) ने खाद्य फसालों के उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि करने के लिए खाद्यान्‍न फसलों की अनेक उन्‍नत किस्मों/हाईब्रिडों को विकसित किया हैं।
सरकार ने कृषि उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में सुधार लाने के लिए उपाय भी किए है जैसे पूंजी-निवेश में वृद्धि करना, फार्म व्‍यवसायों में सुधार लाना, ग्रामीण अंत:संरचना और ऋण, प्रौद्योगिकी एवं अन्‍य आदानों की डिलीवरी, विस्‍तार, विपणन आदि। सरकार द्वारा किए गए अन्‍य उपायों में शामिल हैं- कृषि जिन्‍सों के उच्‍चतर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों के माध्‍यम से प्रोत्‍साहन, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि, फसल ऋण पर ब्‍याज में छूट आदि।
इसके अतिरिक्‍त, सरकार अपनी घरेलू आवश्‍यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्‍न कृषि जिन्‍सों का आयात करती है।
